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स्‍वाधार गृह 
क-पृष्‍ठभूमि 

शोषण से महिलाओं की रक्षा और उनके शेष जीवन में आश्रय व पुनर्वास के लिए, तत्‍कालीन समाज कल्‍याण विभाग द्वारा वर्ष 1969 में, सामाजिक सुरक्षा पद्धति के तौर पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक 'अल्‍पावास गृह' स्‍कीम आरंभ की गई थी । इस स्‍कीम का उद्देश्‍य पारिवारिक कलह या अनबन, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्‍कार, वैश्‍यावृत्‍ति की ओर बलपूर्वक धकेले जाने और नैतिक खतरों के कारण बेघर हुई महिलाओं या बालिकाओं को अस्‍थायी आवास, अनुरक्षण गुजारा-राशि और समान उद्देश्‍यों वाली पुनर्वास जैसी सेवाएं प्रदान करना है । दुस्‍साध्‍य परिस्‍थितियों से घिरी हुई महिलाओं के लिए स्‍वाधार नामक एक अन्‍य स्‍कीम, वर्ष 2001-02 में शुरू की गई थी । इस स्‍कीम का लक्ष्‍य, कठिन परिस्‍थितियों से घिरी हुई महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्‍त्र, परामर्श, प्रशिक्षण स्‍वास्‍थ्‍य से संबंधित तथा कानून से संबंधित सहायता प्रदान करते हुए उन्‍हें पुनव्‍यवस्‍थापित करना है । विपणन अनुसंधान एवं सामाजिक विकास केंद्र नई दिल्‍ली द्वारा दोनों स्‍कीमों के कार्य निष्‍पादन का आकलन करने के लिए वर्ष 2007 में मूल्‍यांकन किया गया । मंत्रणा परामर्श (काउंसिलिंग) एवं पुनर्वास के लिए इन स्‍कीमों के अंतर्गत अपनाए गए उपायों को सकारात्‍मक प्रभावों का मूल्‍यांकन रिपोर्ट में उल्‍लेख करते समय पाया गया कि निवासियों के विवरण व श्रेणियां, प्रवेश प्रक्रिया, काउंसिलिंग, सेवा की गुणता, व्‍यावसायिक प्रशिक्षण पुनर्वसन तथा अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी पद्धतियां दोनों स्‍कीमों में लगभग एक समान हैं। अत: न्‍यून प्रशासनिक दबावों और प्रक्रियाओं के साथ बेहतर कार्य-प्रक्रिया और परिणामों के लिए, इन दोनों स्‍कीमों का विलय करने की सिफारिश की जाती है। यह भी सिफारिश की जाती है कि नई स्‍कीम के अंतर्गत, प्रत्‍येक जिलों में कम से कम एक ऐसा ही अल्‍प आवास-गृह स्‍थापित करने पर बल दिया जाए ।

इस मूल्‍यांकन अध्‍ययन के सकारात्‍मक निष्‍कर्षों से इस मंत्रालय को इस नई स्‍कीम का प्रस्‍ताव करने के लिए प्रोत्‍साहित किया है जिसका लक्ष्‍य दुर्भाग्‍यपूर्ण परिस्‍थितियों की शिकार उन महिलाओं को पुनर्वास के लिए सांस्‍थानिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना जीवन मान-मर्यादा से जी सकें । 
ख-विज़न 

इस योजना में दुस्‍साध्‍य परिस्‍थितियों की शिकार महिलाओं के लिए, सहायक सांस्‍थानिक संरचना की संकल्‍पना की गई है ताकि वे सम्‍मानपूर्वक एवं विश्‍वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें । इसमें महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्‍त्र एवं स्‍वास्‍थ्‍य तथा आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की संकल्‍पना की गई है । इसमें यह ख्‍याल रखा गया कि महिलाओं के लिए विशेष आवश्‍यकताओं का ध्‍यान रखा जाए तथा उन्‍हें किसी भी स्‍थिति में अकेला या बेसहारा न छोड़ा जाए जो उनके शोषण और बरबादी का कारण बन जाए । 
ग. उद्देश्‍य : 

इस योजना के अंतर्गत, प्रत्‍येक जिला में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्‍वाधार गृह, स्‍थापित किए जाएंगे जिसके निम्‍नलिखित उद्देश्‍य होंगे :- 
(क) बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता वाली व्‍यथित महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्‍त्र स्‍वास्‍थ्‍य चिकित्‍सा संबंधी मांग पूरा करना ।
(ख) उन दुर्भाग्‍यपूर्ण परिस्‍थितियों की शिकार  एवं व्‍यथित महिलाओं में उनके भावनात्‍मक मनोबल को सुदृढ़ कर उन्‍हें समर्थ बनाना। 
(ग) परिवार/समाज में स्‍वयं को पुन: अवस्‍थित करने के योग्‍य बनाने के लिए उन्‍हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना । 
(घ) आर्थिक एवं भावनात्‍मक दृष्‍टिकोण पुन:स्‍थापित करना। 
(ड.) व्‍यथित महिलाओं की विभिन्‍न आवश्‍यकताओं को समझने और उन्‍हें पूरा करने के लिए सहायक तंत्र के रूप में काम करना । 
(च) सम्‍मान एवं विश्‍वासपूर्वक नए सिरे से जीवन आरंभ करने के योग्‍य बनाना । 

बड़े शहरों और 40 लाख से अधिक आबादी वाले अन्‍य जिलों या उन जिलों में जिनमें महिलाओं को अतिरिक्‍त सहायता की आवश्‍यकता है, एक से अधिक स्‍वाधार गृह स्‍थापित किए जा सकते हैं । स्‍वाधार गृहों की क्षमता, आकलन और अन्‍य महत्‍वपूर्ण मानदंडों के आधार पर 50 से 100 तक बढ़ाई जा सकती है ।
(घ)
कार्यनीति 

उपर्युक्‍त उद्देश्‍यों की प्राप्‍ति निम्‍नलिखित कार्यनीतियों के माध्‍यम से पूरी की जाएगी: 
(क)
भोजन, वस्‍त्र, चिकित्‍सा सुविधाओं आदि सहित अस्‍थायी आवास । 
(ख) 
ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुन:स्‍थापन हेतु व्‍यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण ।   
(ग)
काउंसिलिंग, जागरुकता में बढ़ोत्‍तरी तथा आचरण संबंधी प्रशिक्षण । 
(घ)
कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन । 
(ड.)
दूरभाष द्वारा काउंसिलिंग। 
(ड.)
लाभार्थी :      
     निम्‍न वर्गों से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्‍त कर सकती हैं:- 
(क) बिना किसी आर्थिक एवं सामाजिक सहायता वाली परित्‍यक्‍त महिलाएं । 
(ख) प्राकृतिक आपदा के पश्‍चात बेघर हुई  महिलाएं जिन्‍हें कोई सामाजिक अथवा आर्थिक सहायता या सहयोग प्राप्‍त नहीं है । 
(ग) जेल से रिहा की गई ऐसी महिलाएं जिनका कोई परिवार नहीं है तथा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से असहाय हों। 
(घ) घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव या कलह से पीड़ित महिला जो गुजारा भत्‍ता के बगैर घर छोड़ने पर विवश हों तथा ऐसी महिलाएं जिनके पास शोषण और/या वैवाहिक कलह के कारण मुकदमेंबाजी झेल रही हो, और उनके पास कोई विशेष सुरक्षापाय न हो।      
(च) महिलाओं के अवैध व्‍यापार/वैश्‍यालयों से छु़ड़ाई गई या भाग कर बचकर आई हुई बालिकाओं या अन्‍य स्‍थानों से जहां वे शोषण का शिकार हो जाती हैं तथा एचआईवी/एड्स से पीड़ित सामाजिक या आर्थिक सहायता से विहीन महिलाएं ।यद्यपि ऐसी महिलाएं/बालिकाएं पहले उज्‍ज्‍वला स्‍कीम के अंतर्गत, जहां कहीं भी लागू होगी, सहायता प्राप्‍त करेंगी । 

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं एक वर्ष तक रह सकती हैं । अन्‍य श्रेणियों की महिलाएं अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती हैं । 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला को अधिकतम 5 वर्ष तक रखा जा सकता है, तत्‍पश्‍चात उन्‍हें वृद्धाश्रम या समतुल्‍य संस्‍थानों में स्‍थानांतरित कर दिया जाएगा।

उपर्युक्‍त श्रेणियों की महिलाओं के बच्‍चों को भी स्‍वाधार गृह सुविधाएं दी जा सकती हैं, 18 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं और 8 वर्ष की आयु तक के बालकों को, उनकी माताओं के साथ रहने की अनुमति होगी । 8 वर्ष से अधिक आयु के बालक जेजे अधिनियम/आईसीपीएस के अधीन चलाए जा रहे 'बाल गृहों' में स्‍थानान्‍तरित कर दिए जाएंगे । 
(च) - कार्यान्‍वयन अभिकरणें तथा पात्रता मानदंड   
(i) इस  योजना के अधीन निम्‍न में से कोई भी एजेंसियां/संगठन सहायता प्राप्‍त कर सकता है:
1. राज्‍य सरकारों द्वारा स्‍थापित महिला विकास निगमों सहित राज्‍य सरकार की एजेंसियां.
2. केन्‍द्र अथवा राज्‍य  सरकार के स्‍वायत संगठन.
3. नगरीय निकाय.
4. छावनी बोर्ड.
5. पंचायती राज संस्‍थान  एवं को-आपरेटिव संस्‍थान.
6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय /राज्‍य सरकारों के समाज कल्‍याण के ‍विभाग जो स्‍वयं स्‍वाधार गृह निर्माण कर इस स्‍कीम के अधीन प्रचालन कार्य प्रबंधन संबंधी उसे चला सकें या पर्याप्‍त अवधि जो भी ठीक हो, का अनुभव हो ऐसे संगठन को लीज़ पर दे सके
7. तत्‍समय पर लागू किसी भी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्‍यास.
8. सिविल समाज संगठन जैसे एनजीओ आदि जिन्‍होंने  महिलाओं  के कल्‍याण/समाज कल्‍याण/महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्‍छा कार्य किया हो  बशर्ते कि संगठन भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी अन्‍य प्रासंगिक राज्‍य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो।  
(ii) पैरा (छ) और (ज) के अंतर्गत आने वाले संगठनों को निम्‍नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे :
1) वर्तमान स्‍कीम/कानून  के अंतर्गत या तो यह राज्‍य/संघ शासित प्रदेश से  मान्‍यता प्राप्‍त होनी चाहिए या इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्यात्‍मक अनुभव  सहित ख्‍याति प्राप्‍त हो और इसके कार्य की संबंधित  राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य प्रशासनों द्वारा संतोषजनक रिपोर्ट दी हो।
2) साधारणतया ये संगठन,इस योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता के लिए आवेदन करने से पूर्व, महिलाओं के कल्‍याण/समाज कल्‍याण/महिला शिक्षा के कार्य  से कम से कम दो वर्ष से जुड़े हों।
3) परियोजना के प्रबंधन कार्य के लिए संगठन के पास सुविधाएं स्रोत, कार्मिक  और अनुभव होना चाहिए.
4) अनुदान में विलंब होने की स्थिति में कुछ माह तक व्‍यय के वहन के लिए वित्‍तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए।
5) वह स्‍वाधागृह को किसी लाभ के बिना चलाएगा ।
6) संगठन के सभी आधार गृहों में  कंम्‍यूटर, इंटरनेट कनेक्‍शन, आदि जैसी सुविधा होनी चाहिए।
(iii) स्‍कीम के घटक
1. भवन के निर्माण के लिए भवन निर्माण अनुदान केवल राज्य सरकारों, नगर निगमों, छावनी बोर्डों तथा पंचायती राज संस्‍थाओं के लिए स्‍वीकार्य होगा। इस प्रयोजन के लिए भूमि कार्यान्‍वयन ऐजेंसी द्वारा, नि:शुल्‍क (किराया मुक्‍त)  उपलब्‍ध कराई जाएगी।
2. स्‍वाधार गृहों के लिए किराया, यदि किराय के भवन में प्रचालन किया जा रहा हो। 
3. स्‍वाधार गृहों के प्रबंधन के लिए आवर्ती एवं गैर आवर्ती व्‍यय के लिए सहायता ।
4. निवासियों और बच्‍चों के लिए भोजन, आश्रय, वस्‍त्र, चिक्त्सिा देखभाल, जेब खर्च का प्रावधान।
5.  परामर्श, कानूनी स‍हायता, वस्‍त्र, व्‍यावसायिक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन का प्रावधान।
ज.    सहायता का पैटर्न 
केन्‍द्र सरकार(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) , कार्यान्‍वयन एजेंसियों को जारी करने के लिए राज्‍य सरकारों और केन्‍द्र शासित प्रशासनों को  अनुदान सहायता के रुप में शत-प्रतिशत निधि जारी करेंगे।
कार्यान्‍वयन एजेंसियां उपर्युक्‍त अनुसार सभी घटकों के लिए सहायता मांग सकती हैं ।  तथापि, सहायता केवल कुछ ही घटकों के लिए भी मांगी जा सकती है बशर्ते कि दुसाध्‍य परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता करने के लिए अन्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध हों।  सरकार, स्‍वाधार गृहों की स्‍थापना और प्रचालन के लिए कार्यान्‍वयन संगठनों को निम्‍न प्रकार की वित्‍तीय सहायता प्रदान करेगी:
i) निर्माण के लिए सहायता: 
सरकार, निवासियों को आश्रय देने के लिए कमरों/काटेजों/कुटियों के निर्माण  तथा रसोई, स्‍नानागार, प्रशिक्षण हाल, मनोरंजन कक्ष, भोजनालय, कार्यालय-कक्ष
जैसी और पानी, विद्युत, पहुंच मार्ग चार दिवारी आदि जैसी  सामान्‍य सुविधाओं आदि के लिए सहायता प्रदान  करेगी। यह सहायता अधिकतम रू. 1,33,000/- प्रति निवासी की दर से दी जाएगी। निर्माण के लिए अनुदान महिला विकास निगमों, केंद्रीय या राज्‍यों के स्‍वायत्‍त संगठनों, नगर निगमों और पंचायती राज संस्‍थानों सहित राज्‍य सरकारों को दी जाएगी । आकलन में निर्माण की मदों/ सेवाओं की दरें, राज्‍यों के लोक निर्माण विभागो की अनुसूची में अनुसूचित दरों से अधिक नहीं होनी चाहिएं।
(ii)
 किराया सहायता
30 निवासियों के लिए उपयुक्‍त ‘क’ श्रेणी के शहरों में स्‍वाधार गृहों के लिए स्‍वीकार्य अधिकतम किराया रू.50,000/- रुपये प्रति माह है ‘ख’ श्रेणी के शहरों में स्‍वाधार गृहों के लिए रू.30,000 तथा अन्‍य स्‍थानों पर अवस्थित स्‍वाधार गृहों के लिए रू.18,000 है।  यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भवन उच्‍च किराए वाले क्षेत्रों में अवस्थित न हो।  भवन के किराए के औचित्‍य का प्रमाणन्, जिला कलैक्‍टर/राज्‍य लो.नि.वि. या संबंधित राज्‍य/केंद्र प्रशासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी अन्‍य एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।
आवासीय परिसर के मानक
स्‍वाधार गृह द्वारा, निवासियों के लिए एवं प्रतिष्ठित जीवन-मानक  सुनिश्चित करने वाली आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तदनुसार, स्‍वाधार गृह द्वारा, प्रत्‍येक स्‍वाधार गृह, कामन स्‍पेस और सार्वजनिक सुविधाओं के अलावा , लगभग 80 वर्गफुट का एक आवासीय स्‍थान प्रत्‍येक आवासी के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।  इसके अतिरिक्‍त प्रत्‍येक स्‍वाधार गृह समुचित रुप से हवादार होने के अतिरिक्‍त  स्‍नानागार, शौचालय, भोजनालय, एवं बैठक-कक्ष/मनोरंजंन-कक्ष/ प्रशिक्षण हॉल  के लिए बहुउद्देशीय  हॉल जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। स्‍वाधार गृहों के परिसर स्पष्ट तौर पर सीमांकित होने चाहिएं और इनमें कोई अन्‍य आवासीय गतिविधियां प्रचालित नहीं की जानी चाहिए।
(iii) प्रशासन और प्रबंधन: 30 निवासियों के स्‍वाधार गृह हेतु स्‍टाफ का निर्देशात्‍मक प्रावधान इस प्रकार होगा:
(राशि रूपयों में)
	क्रम सं.
	पदनाम
	पदो की संख्‍या
	मासिक परिलब्धियां
	वार्षिक परिलब्धियां

	1. 
	आवासीय अधीक्षक
	1
	12,000
	1,44,000

	2. 
	काउंसलर
	1
	10,000
	1,20,000

	3. 
	कार्यालय सहायक-सह- डीईओ
	1
	8000
	96,000

	4. 
	चिकित्‍सक (अंश कालिक)
	1
	6000
	72,000

	5. 
	गार्ड/चौकीदार
	2
	10,000
	1,20,000

	कुल
	6
	46,000
	5,52,000


iv)  अन्‍य आवर्ती व्‍यय:  30 निवासियों के स्‍वाधार गृह के लिए निम्‍नानुसार आवर्ती व्‍यय  संस्‍वीकृत किया गया है : 
(राशि रूपयों में)
	क्रम सं.
	विवरण
	इकाई
	व्‍यय (मासिक)
	व्‍यय (वार्षिक)

	1
	भोजन हेतु व्‍यय
	प्रति निवासी
	1300
	468000#

	2
	वस्‍त्रों के लिए
	प्रति निवासी
	-----
	30000#

	3
	दवाओं, व्‍यक्‍तिगत स्‍वच्‍छता संबंधी उत्‍पादों इत्‍यादि पर व्‍यय 
	प्रति निवासी
	175
	63000#

	4
	जेब खर्च
	प्रति निवासी 
	100
	36000#

	5
	मनोरंजन पर व्‍यय
	समेकित
	
	12000#

	6
	एनसीवीटी अनुमोदित  योजना और प्रमाण-पत्र जारी  करने  हेतु  व्‍यावसायिक प्रशिक्षण  के लिए फीस की प्रतिपूर्ति 
	श्रम विभाग /एनसीवीटी द्वारा मानकों के अनुसार प्रति महिला प्रशिक्षण और जांच शुल्‍क की प्रतिपूर्ति
	*1800 /- प्रति निवासी प्रतिवर्ष
	27000**
(वास्‍तविक व्‍यय के अनुसार)

	7
	दूरभाष प्रभार सहित फुटकर व्‍यय 
	प्रति गृह
	
	50,000

	8
	किराया ***
	प्रति गृह
	50,000/-
30,000/-
18000/-
	6,00.000/-
3,60,000/-

2,16,000/-

	कुल
	
	
	12,86,000/-
10,46,000/-
 9,02,000/-


#     25 से 35 वर्ष के आयु समूह की महिलाएं और उनके बच्‍चे केवल 12 माह की अवधि के लिए सभी लाभों के पात्र होंगे तथा उसके बाद उन्‍हें केवल आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा अपने व्‍यय वे स्‍वयं वहन करेंगे 
*   व्‍यावसायिक प्रशिक्षण हेतु व्‍यय एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित पाठयक्रमों के लिए आकलन रू.1800/- रुपये प्रति निवासी की दर से परिकलित किया गया है जिनके लिए प्रशिक्षण शुल्‍क प्रशिक्षण की अवधि के आधार पर रू. 500 से 2000/- रुपये तक आता है। यह अनुमाद लगाया गया है कि प्रति निवासी औसतन प्रशिक्षण शुल्‍क रू.1000/-(महिलाओें के लिए प्रशिक्षण फीस में 25 प्रतिशत छूट का समंजन करने के पश्‍चात) होगी। रू.800/- प्रति महिला  की दर से जाच-परीक्षण फीस  सहित अनुमानित प्रशिक्षण लागत  रू.1800/- प्रति निवासी आएगी।
**    यह अनुमान लगाया गया है कि 50 प्रतिशत निवासी पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। इस प्रकार, 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्‍वाधार गृह के लिए व्‍यावसायिक प्रशिक्षण शीर्ष के अंतर्गत आकलित वार्षिक व्‍यय, 27,000/- रू. होगा। तथापि स्‍वाधार गृह को, प्रशिक्षण शुल्‍क की अधिकतम सीमा के बिना, प्रशिक्षण शुल्‍क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
***वर्गीकरण के अनुसार 
+नियुक्‍त किए गए स्‍टाफ के किराए और वेतन का भुगतान चैकों और इलैक्‍ट्रॉनिक गेटवे के माध्‍यम से किया जाना चाहिए।
V. बच्‍चों के लिए प्रावधान: स्‍वाधार-गृह के बच्‍चों के लिए व्‍यय का प्रावधान,, प्रत्‍येक महिला के लिए लागू आवर्ती व्‍यय के 2/3 भाग की दर से किया जाएगा।
गैर-आवर्ती व्‍यय: मेज-कुर्सी, पलंग/चारपाई, बर्तन, टेलीविज़न आदि सहित आवश्‍यक  मदों की खरीद हेतु व्‍यय के लिए 5000/- रू. की दर से एकबार में गैर आवर्ती व्‍यय का प्रावधान किया जाएगा।  तथापि, पांच वर्ष तक परियोजना के सफलतापूवर्क कार्य करने पर परियोजना स्‍वीकार्यता समिति , इसके  आगे की अवधि के लिए निरंतर प्रचालन हेतु निर्णय लेते समय, मरम्‍मत  न किए जा सकने के योग्‍य मदों को बदलने के लिए मूल अनुदान से कम उचित राशि की स्‍वीकृति प्रदान कर सकती है।
1.
स्‍वाधारगृह के स्‍टाफ के कर्तव्‍य: 
क) रेजि़डेंट अधीक्षक: व‍ह स्‍वाधार का संपूर्ण प्रभारी/प्रशासनिक प्रधान होगा तथा यह  सुनिश्चित करेगा कि सभी स्‍वाधार के सुचारु रुप से कार्य करें ताकि स्‍वाधार के निवासियों की कठिनाइयां दूर की जा सकें ।
(ख) काउंसलर : वह स्‍वाधार गृह के निवासियों एवं ज़रुरतमंद महिलाओं को टेलिफोन के माध्‍यम से स्‍वाधार गृह प्रदान करेगा/करेगी। वह स्‍वाधार गृह के प्रबंधन में रेजिडेंट अधीक्षक को भी स‍हायता प्रदान करेंगी।
शैक्षिक योग्‍यता:
	अधिमानत:
	स्‍नातकोत्‍तर डिग्री के साथ ऐसे गृहों में  2-3 वर्ष के  पर्यवेक्षण कार्य अनुभव 
  

	काउंसलर 
	सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/सामाज- विज्ञान  में मास्‍टर्स डिग्री तथा पूर्व अनुभव वालों को वरीयता दी जाएगी। 


	कार्यालय सहायक 
	स्‍नातक(कंप्‍यूटर प्रचालन कार्य में दक्ष)।


	गार्ड/चौकीदार/सेवादार
	माध्‍यमिक स्‍तर तक।


	
	


मौजूदा गृहों में पिछले पांच वर्ष से अधिक समय से  कार्यरत स्‍टाफ के संबंध में उपर्युक्‍त शैक्षिक योग्‍यताओं की अनिवार्यता पर जोर देना आवश्‍यक नहीं है।
झ) सहायक सेवाएं:
क)
कानूनी सेवाएं: लाभार्थियों के लिए कानूनी सहायता  की आवश्‍यकता को जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्‍यम से पूरा किया जाएगा।  यदि, डीएलएसए से इस प्रकार की सहायता उपलब्‍ध नहीं है तो कार्यान्‍वयन संगठन समुचित कानूनी सहायता के लिए वैकल्पिक व्‍यवस्‍था का प्रबंध करेगा ।
ख)
व्‍यावसायिक प्रशिक्षण : महिलाओं को व्‍यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कार्यान्‍वयन एजेंसियां, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त व्‍यावसायिक प्रशिक्षण संस्‍थानों के माध्‍यम से व्‍यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रबंध किए जाएंगे। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्‍चात प्रशिक्षण संस्‍थान  द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करने पर, प्रशिक्षण और परीक्षा शुल्‍क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। व्‍यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान निवासियों को ले-जाने और वापस लाने के लिए परिवहन संबंधी  फुटकर व्‍यय शीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा।
ग)
चिकित्‍सा सुविधाएं : स्‍वास्‍थ्‍य जांच और चिकित्‍सा सुविधाओं के लिए उन्‍हें सिविल अस्‍पताल/सीएचसी/पीएचसी के साथ जोड़ा जाएगा। तथापि, कार्यान्‍वयन संगठन को स्‍वाधारगृह का सप्‍ताह में एक बार दौरा करने के लिए एक अंशकालिक चिकित्‍सक नियुक्‍त करना होगा ताकि उनमें रहने वालों के सामान्‍य स्‍वास्‍थ्‍य का ध्‍यान रखा जा सके ।  चिकित्‍सक द्वारा निर्धारित की गई दवाओं की खरीद के लिए व्‍यय, 'चिकित्‍सा देखभाल एवं वैयक्तिक  स्‍वच्‍छता शीर्ष्‍'  के अंतर्गत किया जाएगा।
घ) 
काउंसिलिंग : स्‍वाधार गृह स्‍कीम के अंतर्गत प्रस्‍तावित  स्‍टाफए जरुरतमंद महिलाओं को दूरभाष पर सेवाएं प्रदान करेगा तथा टेलीफोन की कालों से संबंधित व्‍यय 'फुटकर व्‍यय'  शीर्ष से किया जाएगा।
स्‍कीम के कार्यान्‍वयन के दैारान, राज्‍य सरकारें तथा कार्यान्‍वयन संगठन, अनौपचारिक शिक्षा, कौशल विकास और  केन्‍द्र और राज्‍यों सरकारों के अन्‍य कार्यक्रमों के साथ आवश्‍यक जुड़ाव स्‍थापित करेंगे।
सभी कार्यान्‍वयन संगठन,एनएसीओ, राज्‍य एड्स नियंत्रण  संस्‍थाएं तथा जिला अस्‍पताल, एचआईवी/एड्स से संक्रमित/पीडि़त  निवासियों के स्‍वास्‍थ्‍य की देखभाल करेंगे। 
राज्‍य सरकारें , स्‍वाधार गृह द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्‍ता में सुधार लाने के लिए कार्यकर्ताओं हेतु अभिमुखी-कार्यक्रमों के लिए उपयुक्‍त एजेंसियों का नामांकन करेगी।
कार्यान्‍वयन एजेंसी को स्‍वाधार गृह में एक उपयुक्‍त स्‍थान पर, जिला स्‍तर के संबंधित अधिकारियों के नाम, दूरभाष नंबर, उपलब्‍ध सुविधाओं और सेवा की प्रत्‍येक मद/घटक/सेवा के लिए निर्धारित धनराशि का विवरण प्रदशित करना चाहिए।
ट. नई परियोजना की स्वीकृति (स्वाधार गृह)

क)  राज्य सरकारें राज्य में अपेक्षित नई परियोजनाओं की संख्या का आकलन करेंगी और योजना के प्रभारी संयुक्त सचिव महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को हर वर्ष 30 सितम्बर तक औचित्य का प्रतिपादन करते हुए सूचित करेंगी. संसाधनों की उपलब्धता के अधीन केंद्र सरकार उन परियोजनाओं की संख्या सूचित करेंगी जिनका अनुमोदन किया जा सकता है और परवर्ती वित्तीय वर्ष के बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा.
ख)  राज्य सरकारें पात्र संगठनों से आवेदन आमंत्रित कर सकती हैं और जो प्रस्ताव     मानदंडों को पूरा करते हैं, उनको राज्य/संघ शासित प्रशासन के वित्त और श्रम विभाग के प्रतिनिधियों तथा अन्य किसी प्रतिनिधि, जैसा भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन निर्णय ले, को शामिल करते हुए संबंधित राज्य सरकार /संघ शासित क्षेत्र के सचिव (महिला एवं बाल विकास) की अध्यक्षता की परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) के समक्ष रखा जा सकता है. 
स्वाधार गृह प्रारम्भ में 05 वर्षॉं के लिए स्वीकृत किए जाएंगे. 05 वर्ष की अवधि के कार्यांन्वयन के पश्चात परियोजना स्वीकृति समिति उसको आगे जारी रखने अथवा उसके कार्य निष्पादन और जरूरत के अनुरूप अन्यथा निर्णय ले सकती है.
ठ )  
अनुदान जारी करने की प्रक्रिया     

    
राज्य सरकारें /संघ शासित प्रशासन निम्नानुसार क्रियान्वयन ऐजेंसियों को अनुदान जारी करेंगी :

क) स्वाधार गृह के निर्माण हेतु :  
i. नए स्वाधार गृह के लिए अनुदान संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रशासन द्वारा तीन (03) किस्तों में 50:40:10 के अनुपात में जारी किया जाएगा. फर्नीचर और कॉमन एरिया सुविधाओं की खरीद के लिए एकमुश्त अनुदान निर्माण लागत की  10% की अंतिम किस्त के साथ जारी किया जाएगा. 
ii. भवन के निर्माण की अनुमति के साथ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित  भवन का प्लान परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्तुत किए प्रस्ताव का हिस्सा होना चाहिए। परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने के बाद पहली किस्त क्रियान्वन ऐजेंसियों को जारी की जाएगी।
iii. जब क्रियान्वन ऐजेंसियों द्वारा पूर्व किस्त को खर्च कर लिया गया हो तो दूसरी किस्त जारी की जाएगी. अगली किस्त जारी करने के अनुरोध के साथ निम्न्लिखित कागजात संलग्न किए जाएंगे : 
1.) सनदी लेखाकार /सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित पूर्व किस्त के उपयोग प्रमाण पत्र और अनुमोदित प्लान के निष्पादन पर उपचित  वास्तविक व्यय का अद्यतन समेकित विवरण
2.)  क्रियान्वन ऐजेंसी द्वारा निर्माण कार्य की अद्यतन वास्तविक प्रगति सूचित करते हुए विवरण संबंधित राज्य सरकार को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए.
(iv)    भवन का निर्माण पूरा हो जाने पर तीसरी और अंतिम के साथ उपरोक्त वर्णित एकमुश्त अनुदान जारी किया जाएगा बशर्ते कि निम्‍नलिखित प्रलेख प्रस्तुत हों: 
1) राज्य पी ड्ब्ल्यू डी/सी पी ड्ब्ल्यू डी / हाउसिंग बोर्ड से इस आशय का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कि अनुमोदित प्लान और अनुमानित खर्च  के अनुसार भवन निर्माण कार्य पूरा हो गया है, और 
2) समेकित उपयोग प्रमाण पत्र (जिसमें पहली और दूसरी किस्त के स्पष्ट और अलग-अलग उपयोग का प्रमाण पत्र भी शामिल रहेगा) और सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षक/अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित भवन के निर्माण पर उचित व्यय का विवरण। 
3) भवन के कम से कम चार कोनों के अद्यतन फोटो जिसमें ऊंचाई, साइड ऊंचाई और एक नामपट्ट को नजदीकी से यह दर्शाने वाला कि स्वाधार गृह का निर्माण महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया है.
ढ.)   किराए के परिसर में स्वाधार गृह
    जहां किराए के स्वाधार गृह के संबंध में सहायता मांगी जाती है तो वह हर वर्ष दो समान किस्तों में जारी की जाएगी. अनावर्ती मदों के लिए एकमुश्त अनुदान पहली किस्त के साथ जारी किया जाएगा। 
i. पहली किस्त आमतौर पर परियोजना की स्वीकृति के साथ जारी की जाएगी. क्रियान्वयन ऐजेंसी स्वाधार गृह पर इस आशय के नामपट्ट, कि स्वाधार गृह भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सहायता से चलाया जा रहा है, के दो रंगीन फोटो प्रस्तुत करेंगी।
ii. जब क्रियान्वयन ऐजेंसी यह साक्ष्य प्रस्तुत कर देती है कि उसने पूर्व किस्त का  उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया है जिस प्रयोजन के लिए वह दी गई थी तो दूसरी और परवर्ती किस्त  जारी कर दी जाएगी। दूसरी और उसके बाद की किस्त जारी करने के अनुरोध के साथ निम्नलिखित प्रलेख संलग्न किए जाएंगे :
1. पूर्व किस्त के उपयोग का प्रमाणपत्र और उपचित वास्तविक व्यय का अद्यतन समेकित विवरण।
2. स्वाधार गृह की सामान्य स्थिति का उल्लेख करते हुए जिला प्रशासन की निरीक्षण रिपोर्ट और वहां ठहरने वालों की अनुमोदित संख्या की तुलना में निरीक्षण के समय उपस्थित पाए गए बच्चों की वास्तविक संख्या के अलग–अलग विवरण के साथ रहने वालों के ब्यौरे सहित स्वाधार गृह में उपलब्ध सुविधाएं।

ण.   केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान जारी करना    
राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को निधियां हर वर्ष दो किस्तों में जारी की जाएंगी. राज्यों/संघ शासित प्रशासन को परिचालनगत परियोजनाओं की संख्या, वर्ष के दौरान स्वीकृति प्रदान की जाने वाली संभावित नई परियोजनाओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आबंटन करने का निर्णय किया जाएगा. आबंटित अनुदान की 50% की रकम की पहली किस्त वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास पहले से ही उपलब्ध खर्च न हुई राशि की कटौति करने के बाद जारी की जाएगी. जब पहली किस्त की 60%राशि का उपयोग कर लिया गया हो तो उसकी दूसरी किस्त जारी की जाएगी.
राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को छमाही विवरण भेजें.  
त. निगरानी योजना की मॉनीटरिंग
जिला स्तर पर मॉनीटरिंग

योजना के तहत स्थापित सभी स्वाधार गृह, चाहे नए निर्मित हों अथवा किराए के परिसर में या अन्य प्रकार से चल रहे हों, की निगरानी उनके निर्बाध रूप से चलने, किसी अंतराल की पहचान करने और तत्संबंध में उपाय करने हेतु ऐसे सुझाव देने जिससे उनकी कार्य प्रणाली बेहतर हो सके, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार गठित समिति द्वारा निरंतर की जाएगी :
	1. 
	जिलाधीश

	अध्यक्ष

	2. 
	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
	सदस्य

	3. 
	पुलिस अधीक्षक
	सदस्य

	4. 
	जिला समाज कल्याण अधिकारी/ अधिकारी महिला और बाल कल्याण

	सदस्य

	5. 
	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण प्रतिनिधि
	सदस्य

	6. 
	नगर निगम/पंचायती राज संस्था का प्रतिनिधि
	सदस्य

	7. 
	जिलाधीश के विवेकानुसार जिले के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति
	सदस्य


यह सुनिश्चित किया जाए कि जिला समिति में दो महिला सदस्य होने चाहिएं.समिति की बैठक तिमाही में एक बार आयोजित की जाएगी.
प्रत्येक क्रियान्वयन ऐजेंसी स्वाधार गृह की तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में (क्यूपीआर), पुनर्वासित महिलाओं की सूची आदि के साथ जिला समिति को भेजी जाएगी.
(ii) राज्य स्तर पर निगरानी
राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के समाज कल्याण / महिला और बाल विकास विभाग के प्रभारी  सचिव योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रशासन निगरानी समिति के अध्यक्ष होंगे।  सचिव द्वारा समिति के अन्य सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (संबंधित ब्यूरो के संयुक्त सचिव अथवा उनके/उसकी नामिति) के प्रतिनिधि  भी समिति के सदस्य होंगे. समिति की बैठक साल में दो बार आयोजित की जाएंगी और परियोजनाओं पर निगरानी रखेंगी. राज्य/संघ शासित स्तरीय समिति द्वारा यथा मूल्यांकित संतोषजनक कार्य निष्पादन पर ही किसी ऐजेंसी को अनुदान  जारी रहना निर्भर करेगा ।  
(iii) केंद्रीय स्तर पर निगरानी 
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नियमित अंतराल पर राज्य सरकारों/केंद्रीय शासित प्रशासनों के साथ स्वाधार गृह की कार्य प्रणाली की भी समीक्षा करेगा. जब कभी आवश्यकता महसूस हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही, मंत्रालय वेब आधारित/आई टी समर्थित निगरानी पद्धति विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाएगा.
थ. योजना के मानदंडों  का पालन न होना और अन्य उल्लंघन
i. संघटक के प्रावधान में किसी प्रकार के उल्लंघन/अवहेलना होने के स्थिति में अथवा क्रियान्वयन ऐजेंसी/स्वाधार गृह के किसी भी समय बंद हो जाने पर सरकारी अनुदान से सृजित सभी आस्तियां भारत सरकार को वापस की जाएंगी अथवा समाविष्ट धनराशि को क्रियान्वयन ऐजेंसी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, यदि अपेक्षित हुआ तो संबंधित कानूनों के तहत अपराधिक कार्रवाई की जाएगी. 
ii. इसके अतिरिक्त सिविल सोसायटी ग्रुप /सार्वजनिक न्यासों /निगमित निकायों द्वारा निधियों के गबन के मामले में राज्य सरकार संबंधित दोषी क्रियान्वयन ऐजेंसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके अपराधिक कार्र्वाई शुरू करेगी और अनुदान जारी करने से पहले भरे जाने वाले बांड में यथानिर्धारित दंडात्मक ब्याज दर सहित अनुदान की वसूली करने के उद्देश्य से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. 
iii. क्रियान्वयन ऐजेंसी वित्तीय सहायता का दुरूपयोग करती है या स्वाधार गृह भवन का किसी अन्य प्रयोजन के लिए गलत इस्तेमाल करती है तो योजना के तहत प्रदान किए अनुदान से सृजित स्वाधार गृह भवन और/अथवा आस्तियों का मंत्रालय या राज्य विभागों के माध्यम से भारत सरकार    अधिग्रहण करने का पात्र हो सकता है. 
iv. योजना के प्रावधानों का बडा उल्लंघन जैसे प्रबंधन के सदस्य अथवा स्टाफ द्वारा रिकार्ड में जालसाजी, अवैध कार्यकलाप के साथ-साथ स्वाधार गृह में रहने वालों का यौन, मानसिक, शारीरिक  शोषण आदि होने पर अनुदान को रोका और आपराधिक कार्रवाई बिना किसी पूर्वाग्रह के क्रियान्वयन ऐजेंसी को काली सूची में डाला जाएगा. 

थ.  रूपांतरण प्रावधान
i. नए दिशानिर्देश लागू होने की तारीख से मौजूदा सभी स्वाधार गृह और अल्पावधि निवास गृह का नामकरण स्वाधार गृह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वे नए दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालित होंगे. राज्य सरकारें / केंद्र शासित प्रशासन इन गृहों की जरूरत और कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कर सकते हैं और उनको जारी रखने या अन्य कोई कार्र्वाई कर सकते हैं. 
ii. नए दिशानिर्देशों के प्रारम्भ से पहले की प्रतिबद्ध देयताएं संशोधनपूर्व मानदंडों के अनुसार परिकलित की जाएंगी और राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन की सिफारिश पर और क्रियान्वयन ऐजेंसियों द्वारा अपेक्षित प्रलेख की प्रस्तुति किए जाने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्ववयन ऐजेंसियों को प्रतिपूरित की जाएंगी. 
द. सार्वजनिक  जागरूकता बढ़ाना  
    राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि स्वाधार गृह की उपलब्धता, लाभार्थियों के लक्ष्य ग्रुप और उसके तहत प्रदत्त सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढाएं. प्रत्येक क्रियान्वयन ऐजेंसी भी विभिन्न उपलब्ध साधनों के माध्यम से लोगों में स्वाधार गृह के संबंध में सूचना का प्रसार करेंगी.
परिशिष्ट-I

स्‍वाधार गृह स्‍कीम
आवेदन फार्म
भाग-क : संगठन 
	1. 
	संगठन  के प्रधान कार्यालय का पूरा नाम व पता
जिला:
राज्‍य:
पिन कोड:
	

	2. 
	दूरभाष संख्‍या (एसटीडी कोड सहित)
	

	3. 
	फैक्‍स सं.
	

	4. 
	क्‍या संगठन को, एनजीओ के उपनियमों के अंतर्गत सरकारी अनुदान प्राप्‍त करने और महिलाओं के कार्यक्रम प्रस्‍तावित परियोजना क्षेत्र में कार्यान्‍वयन करने की अनुमति है?
	

	5. 
	संगठन के उद्देश्‍य
	

	6. 
	संगठन का संक्षिप्‍त इतिहास(केवल एक पैराग्राफ में)
	

	7. 
	क्‍या भारतीय सोसयटी पंजीकरण अधिनियम(1860 का अधिनियम XXI) के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हां तो पंजीकरण संख्‍या और पंजीकरण की तिथि लिखें।
	

	8. 
	क्‍या यह संगठन अखिल भारतीय स्‍तर का है? यदि हां तो राज्‍यीय शाखा सहित, विभिन्‍न राज्‍यों में इसकी शाखाओं के पतों का(फोन तथा फैक्‍स नंबर सहित) विवरण दें जो आश्रय गृह का प्रचालन करेगी।
	

	9. 
	क्‍या संगठन का कार्यालय अपने भवन में स्थित है या किराए के भवन में? 
	

	10. 
	संगठन द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए मुख्‍य कार्यों का विवरण
	

	क्रियाकलाप का नाम 
	सम्मिलित किए गए
	व्‍यय

	
	पुरुष
	महिलाएं
	बच्‍चे
	

	
	
	
	
	


11. संगठन का पिछले 3 वर्षों की वित्‍तीय स्थिति का सारांश:
(रुपए लाख में) 
	वर्ष
	आय और व्‍यय का विवरण
	प्राप्ति एवं भुगतान विवरण
	अधिशेष
	घाटा

	
	
	
	
	


12. पिछले 3 वर्षों में केंद्र/राज्‍य सरकार  व अन्‍य सरकारी एजेंसियों से प्राप्‍त अनुदान का विवरण:  
(रू. लाखों में) 
	स्‍वीकृति आदेश संख्‍या
	तिथि
	राशि
	स्‍कीम
	निधि प्रदाता एजेंसी का पता 

	
	
	
	
	


13. पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्‍त विदेशी अंश :
	देश
	संगठन
	प्रयोजन
	राशि

	
	
	
	


14. संगठन के कार्यालय अधिकारियों का विवरण:
	क्रम सं
	नाम एवं  पता
	पुरुष/
महिला
	आयु
	पद
	शैक्षिक योग्‍यता
	व्‍यवसाय
	वार्षिक आय
	आधार संख्‍या

	
	
	
	
	
	
	
	
	


15. संगठन के कर्मचारियों का विवरण:

	क्रम सं
	नाम एवं पता
	पुरुष/
महिला
	आयु
	अंशकालिक/
पूर्णकालिक
	शैक्षिक योग्‍यता
	पद
	वार्षिक आय
	आधार संख्‍या

	
	
	
	
	
	
	
	
	


16.संगठन की प्रबंधन समिति के सदस्‍यों का विवरण:
	क्रम सं
	नाम एवं पता
	पुरुष/
महिला
	आयु
	शैक्षिक योग्‍यता
	व्‍यवसाय
	
	मासिक  आय
	आधार संख्‍या

	
	
	
	
	
	
	
	
	


भाग-ख – प्रस्‍ताव
(i) निर्माण अनुदान के लिए 
1.
क्‍या स्‍वाधार गृह के निर्माण के लिए कार्यान्‍वयन एजेंसी के पास भूमि उपलब्‍ध है ? यदि हां, तो उसका निम्‍न विवरण दें : 
क)
प्‍लॉट नंबर/सर्वे नंबर 
ख) 
क्षेत्र
ग)
सड़क
घ)
अवस्‍थिति
ड.)
ब्‍लॉक (खंड) 
च)
जिला, राज्‍य पिन कोड 
2.
प्रस्‍तावित भवन की क्षमता 
3.
परियोजना आरंभ और पूरा करने की संभावित तिथि 
4.
प्रस्‍तावित हॉस्‍टल भवन का विवरण (पंजीकृत वास्‍तुकार द्वारा प्रमाणित भूमिगत योजना, भवन योजना तथा राज्‍य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित संरचनात्‍मक आकलन संलग्‍न किया जाए) क्षेत्रीय मानक स्‍कीम के पैरा 'ज' के अनुसार होने चाहिएं । 
क) कुल कुर्सी माप (प्‍लिंथ एरिया) छादित (कवर्ड) क्षेत्र 
ख) भवन की लागत का आकलन 
ग) निर्माण विवरण 
	तल का विवरण
	आवास/कक्षों की संख्या
	कमरों का माप
	क्षेत्र वर्गमीटर में
	कमरों की क्षमता
	कुल क्षमता

	प्रथम 
	
	
	
	
	

	द्वितीय 
	
	
	
	
	

	तृतीय 
	
	
	
	
	

	चतुर्थ 
	
	
	
	
	

	सामान्‍य सुविधाएं 
	भोजन कक्ष 
रसोई घर 
भण्‍डार घर 
आगंतुक कक्ष 
बहुउद्देश्‍यीय कक्ष 
रैज़ीडेंट अधीक्षक कक्ष 
कार्यालय 
स्‍नानागार एवं शौचालय 
अन्‍य सुविधाएं 
	
	
	
	


5.
क्‍या इस परियोजना को किसी अन्‍य सरकारी या गैर-सरकारी एजेंसी से सहायता मिल रही है? यदि हां, तो उसका नाम और प्रत्‍येक एजेंसी द्वारा दी जाने वाली प्रस्‍तावित सहायता का उल्‍लेख करें । 
6. 
व्‍यय विवरण :
(क)
परियोजना का कुल अनुमानित व्‍यय 
(ख)
अपेक्षित अनुदान राशि 
(ग)
संगठन द्वारा दी जाने वाली प्रस्‍तावित राशि  
(ii) निर्मित/किराए के भवन में आश्रय गृह चलाने के लिए 
1. प्रस्‍तावित आश्रय गृह की अवस्‍थिति का पूरा पता : 
जिला : 
ब्‍लॉक : 
पिन कोड : 
दूरभाष सं. (एसटीडी कोड सहित); 
2. क्‍या इसकी अवस्‍थिति जिला मुख्‍यालय/ब्‍लॉक मुख्‍यालय/तहसील मुख्‍यालय या गांव में है : 
3. आश्रय गृह के लिए उपलब्‍ध भवन
	
	कमरों की संख्‍या 
	कुल क्षेत्र (वर्गफुट) 

	कमरा/कक्ष  
	
	

	रसोई घर 
	
	

	शौचालय 
	
	

	भण्‍डार गृह 
	
	

	बरामदा 
	
	

	मनोरंजन कक्ष 
	
	

	खुला क्षेत्र 
	
	

	प्रशिक्षण कक्ष 
	
	

	कुल 
	
	


4. क्‍या यह भवन नि:शुल्‍क है : 
5. यदि नहीं, तो भवन का प्रस्‍तावित किराया (किराए के विलेख (डीड) की प्रति संलग्‍न है) : 
6. प्रस्‍तावित लाभार्थियों का वर्गीकरण : 
	समस्‍या का प्रकार 
	महिलाओं की संख्‍या (प्रस्‍तावित लाभार्थी) 

	अवैध व्‍यापार से छुड़ाई गई महिलाएं वैश्‍यालयों से बचाकर या  भाग कर आई /बालिकाएं 
	

	आश्रयहीन विधवाएं 
	

	भूतपूर्व महिला कैदी   
	

	प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर हुई महिलाएं 
	

	आतंकवादी हिंसा की शिकार महिलाएं 
	

	परित्‍यक्‍त महिलाएं 
	

	एचआईवी/एड्स से पीड़ित महिलाएं 
	

	अन्‍य 
	

	कुल 
	


संगठन के सचिव/अध्‍यक्ष के हस्ताक्षर  
 तिथि: 
भाग-ग - स्‍वीकृति-पूर्व मूल्‍यांकन रिपोर्ट हेतु प्रपत्र 
(स्‍वीकृति-पूर्व मूल्‍यांकन, राज्‍य सरकार के द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए) 
	1
	निरीक्षण अधिकारी नाम, पदनाम और का पूरा पता 

	
	: 
	

	2
	निरीक्षण की तिथि एवं समय 
	
	: 
	

	3
	एनजीओ का नाम एवं पूरा डाक पता 
	
	: 
	

	4
	क्‍या एनजीओ के नाम का बोर्ड प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया है?
	
	:
	

	5
	क्‍या आपने एनजीओ के मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरीक्षण किया है और यह संतोषजनक है?


	
	: 
	

	6
	क्‍या प्रबंधन समिति के सदस्‍य एक-दूसरे के प्रति उत्‍तरदायी हैं? यदि हां, तो सदस्‍यों के नाम और उनके संबंध  

	
	: 
	

	7
	क्‍या आपके एनजीओ के कार्यालय के अधिकारी किसी अन्‍य  एनजीओ से संबद्ध हैं? यदि हां, तो एनजीओ के नाम (नामों) का उल्‍लेख करें ।

	
	: 
	

	8
	क्‍या एनजीओ में, आवेदन फार्म में उल्‍लेखित स्‍टाफ तैनात है? यदि नहीं, तो कृपया कमी की स्‍थिति  बताएं।   
	
	: 
	

	9
	क्‍या एनजीओ द्वारा लेखा परीक्षित खाताओं की प्रस्‍तुत की गई प्रतियां मूल प्रतियों की सत्‍यापित प्रतियां हैं?   
	
	:
	

	10
	एनजीओ का वर्तमान बैंक अधिशेष क्‍या है?
	
	: 
	

	11
	क्‍या एनजीओ के लेखा परीक्षित खाताओं में वर्णित एनजीओ की पासबुक में उनकी विभिन्‍न आय से संबंधित जमा प्रविष्‍टियां उल्‍लेखित हैं? यदि हां, तो पासबुक में, निम्‍नलिखित आय से संबंधित कितनी राशि जमा की गई है  
	
	
	


	
	
	वर्ष 
	वर्ष 
	वर्ष 

	क)
	चंदा : 
	
	
	

	ख)
	सदस्‍यों द्वारा अनुदान :  
	
	
	

	ग)
	सामानों से विक्रय :  
	
	
	

	घ)
	कार्यकलापों से आय :  
	
	
	

	ड.)
	अनुदान : 
	
	
	

	च)
	सदस्‍यों से ऋण : 
	
	
	


	12
	क्‍या लेखा परीक्षित खाताओं में प्रविष्‍टियां सही नहीं हैं, इस शंका का कारण बताएं?कृपया विस्‍तारपूर्वक बताएं। 

	: 
	

	13
	एनजीओ द्वारा आरंभ की गई कार्यकलापों के नाम जिनके साक्ष्‍य उपलब्‍ध थे 

	: 
	

	14
	क्‍या एनजीओ द्वारा कोई कार्यकलाप जारी है? यदि हां, तो उसका निरीक्षण करें तथा निष्‍पादन रिपोर्ट  प्रस्‍तुत करें ।

	: 
	

	15
	लेखा परीक्षित खाताओं और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कार्यकलापो के नाम का उल्‍लेख करें जिनका कोई  साक्ष्‍य उपलब्‍ध नहीं है ।

	: 
	

	16
	तुलन पत्र में शामिल परिसंपत्‍तियों के नाम बताएं जो व्‍यावहारिक/भौतिक जांच के लिए उपलब्‍ध नहीं है । 

	: 
	

	17
	क्‍या स्‍थानीय लोगों को एनजीओ और इसकी गतिविधियों की जानकारी है?  

	: 
	

	18
	एनजीओ के बारे में लोगों की राय क्‍या है? 

	: 
	

	19
	क्‍या आपको एनजीओ द्वारा निधि के दुरुपयोग या शिकायत की जानकारी प्राप्‍त हुई है? यदि हां, तो कृपया विवरण दें । 

	: 
	

	20
	आपके विचार में क्‍या यह एनजीओ आवेदित परियोजना को कार्यान्‍वित करने में सक्षम हैं? कृपया कारण बताएं ।

	: 
	

	21
	क्‍या इस प्रस्‍तावित परियोजना क्षेत्र में, आपके विचार से  परियोजना की वास्‍तविक आवश्‍यकता है । कृपया कारण बताएं । 

	: 
	

	22
	क्‍या एनजीओ ने प्रस्‍तावित लाभार्थियों का विवरण प्रस्‍तुत किया है? यदि हां, तो कृपया उनमें से कुछ से संपर्क करें और निम्‍न सूचना दें : 
	: 
	

	
	
	
	


	लाभार्थी का नाम 
	क्‍या परियोजना के अंतर्गत उसे वास्‍तविक तौर पर सहायता देना आवश्‍यक है  

	
	


	23
	एनजीओ से संबद्ध कोई अन्‍य सूचना 

	: 
	


मैंने स्‍वीकृति-पूर्व मूल्‍यांकन के लिए दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है । इस रिपोर्ट में तथ्‍यों से कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है । 
(हस्‍ताक्षर)
नाम :  
परिशिष्‍ट-।। 
भवन निर्माण हेतु अनुदान स्‍वीकृति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 
कार्यान्‍वयन एजेंसियों द्वारा अपने आवेदन निम्‍नलिखित दस्‍तावेज़ों सहित प्रस्‍तुत किए जाएंगे : 
1)
लोक निर्माण विभाग/कोई अन्‍य सक्षम प्राधिकरण/पंजीकृत वास्‍तुकार द्वारा प्रमाणित तथा व्‍यय का मदवार विवरण देते हुए भवन के निर्माण से संबंधित यथा-अनुमोदित वित्‍तीय आकलन । 
2)
पंजीकृत वास्‍तुकार द्वारा यथा प्रमाणित इस स्‍कीम के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार प्रस्‍तावित स्‍वाधार गृह के भू-स्‍थल और भवन निर्माण योजना की एक प्रति । स्‍थानीय प्राधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र कि भवन योजना अनुमोदित है और निर्माण की अनुमति दे दी गई है, भी प्रस्‍तुत करना होगा। 
3)
सार्वजनिक भूमि होने के कारण, निर्माणाधीन स्‍वाधार गृह हेतु भूखंड का दस्‍तावेज़ी प्रमाण । इस प्रयोजन के लिए, जिला कलैक्‍टर या इस कार्य के लिए प्राधिकृत किसी अन्‍य सरकारी अधिकारी द्वारा हस्‍ताक्षरित भूस्‍वामित्‍व - स्‍थानांतरण/लीज़ डीज संबंधी दस्‍तावेज़, आवेदन के साथ प्रस्‍तुत किए जाएं ।    
राज्‍य सरकार द्वारा अनुपालनार्थ अन्‍य शर्तें :      
1) भवन का निर्माण राज्‍य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा । राज्‍य सरकार के अनुमोदन के बिना योजना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता । 
2) तथापि, यदि कार्यान्‍वयन एजेंसी द्वारा कोई बदलाव आवश्‍यक समझा जाता है और वह राज्‍य सरकार के अनुकूल हो, तो उसकी अनुमति दी जा सकती है । उसका पूर्ण विवरण भारत सरकार को प्रस्‍तुत किया जाए बशर्ते भवन निर्माण से संबंधित उप नियमों के अंतर्गत और जिला प्रशासन से कार्यान्‍वयन एजेंसी द्वारा अपेक्षित स्‍थानीय प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्‍त कर लिया गया हो । कार्यान्‍वयन एजेंसी यह भी सुनिश्‍चित करेगी कि (लिविंग) क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र अथवा स्‍वाधार गृह की क्षमता में कोई कमी नहीं की जाएगी । 
3) इस स्‍कीम के अंतर्गत भवन निर्माण योजना में परिवर्तन के परिणामस्‍वरूप कोई अतिरिक्‍त वित्‍तीय दायित्‍व सरकार पर नहीं डाला जाएगा न ही इस लागत में होने वाली वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्‍तीय सहायता के पात्र होंगे । 
4) विस्‍तृत संरचनात्‍मक/वित्‍तीय आकलन में अपनाई गई दरें संबंधित राज्‍यों के लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची से अधिक नहीं होंगी और इस संबंध में राज्‍य के लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्‍तुत किया जाएगा । राज्‍य लोक निर्माण विभाग/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए जांच प्रभार/सैंटेज फीस इस स्‍कीम के अंतर्गत सीमांकित अनुदान सहायता प्राप्‍त करने का आधार होंगे । 
5) भवन का निर्माण यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा और किसी भी स्‍थिति में अनुदान की पहली किस्‍त जारी होने की तिथि से 18 महीने से अधिक नहीं । 
6) व्‍यय न किए गए अनुदान की राशि राज्‍य सरकार को तुरंत लौटानी होगी । 
7) सरकारी अनुदान से पूर्ण और आंशिक रूप से प्राप्‍त/अधिग्रहित सभी परिसंपत्‍तियों का रिकार्ड, राज्‍य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा रखा जाएगा । ऐसी परिसंपत्‍तियों को भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना न तो बेचा, ऋणग्रस्‍त अथवा उन प्रयोजनों से इतर अन्‍य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा जिनके लिए अनुदान राशि प्रदान की गई थी ।            
परिशिष्ट-।।। 
किराए के भवन में स्वाधार गृह हेतु अनुदान की स्वीकृति के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया
क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किए जाएंगे : 
1. एजेंसी/ स्वैच्छिक संगठन/ संस्था का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा उसके उद्देश्य एवं कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण; 
2. एजेंसी /संगठन /संस्था का संघटन; 
3. उसके प्रबंधन मण्डल का संघटन, उसके सदस्यों का नाम और उनके पैन कार्ड नम्बर के ब्यौरे /आधार संख्या दें: 
4. विगत तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट। 
5. किराया अनुबंध की प्रतिलिपि:  
6. राज्य पी ड्ब्ल्यू डी/ जिला क्लेक्टर/ नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा विधिवत जारी किराया मूल्यांकन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। 
7.  कमरों की संख्या, माप आदि के अनुसार स्वाधार गृह का ब्यौरा देते हुए साइट प्लान का ब्लू प्रिंट
8. आवेदक की वित्तीय व्यवहार्यता और स्वाधार गृह की स्थिरता का आकलन करने की दृष्टि से एजेंसी/ स्वैच्छिक संगठन/ संस्था विगत तीन वर्षों की प्राप्तियां और व्यय का विवरण एवं प्राधिकृत लेखा परीक्षक/ सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित विगत तीन वर्ष के तुलन पत्र की प्रतियां। 
9. संबंधित नगर पालिका प्राधिकारी/पंचायती राज संस्था आदि से प्रस्तावित परिसर का स्वाधार गृह के रूप में उपयोग करने की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र।  
परिशिष्ट-IV 
स्वाधार  गृह की भर्ती नीति, प्रदान की जाने वाली सेवाएं और अभिलेखों के रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश /अनुदेश 
1. जब कोई महिला ऐसे स्वाधार गृह में या तो अपने आप आती है या फिर किसी के द्वारा भेजी जाती है तो पहला कदम उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को जानना, उसकी व्यथा के कारण और समस्या का समाधान करना होगा। काउंसलर द्वारा विशेष साक्षात्‍कार और केस फाइल तैयार की जाएगी (जब तक म.बा.वि.मंत्रा. द्वारा मानक संलेख तैयार और परिचालित नहीं हो जाता है और उसे प्रारंभिक आघात से उबारने में मदद करने के साथ-साथ पीडिता  की जरूरत के अनुसार स्वाधार गृह में उपलब्ध सेवाओं की उपयुक्तता की पहचान करनी होगी।
2. काउंसलर/अधीक्षक द्वारा साक्षात्‍कार की पहली कड़ी और समस्या के समाधान का प्राथमिक चरण महिलाओं के पुनर्वास कार्यक्रम का निर्णय लेने  में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समाधान करने में यह देखा जाता है कि स्वाधार गृह में उपलब्ध सुविधाएं पीडिता की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं तो आवेदक को भर्ती और पुनर्वास की सुविधाएं दी जा सकती है। यदि यह पाया जाता है कि स्वाधार गृह द्वारा दी जा रही सेवाएं आवेदक की समस्या को निराकरण नहीं कर पाएंगी तो वह किसी अन्य समुदाय की उपयुक्त संस्था को भेज दी जाएगी अर्थात अनैतिक व्यवसाय की पीडित महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ उठाना चाहिए। 
3. महिला के आगमन पर उसके ब्यौरे जैसे – नाम, पता, आयु, बच्चे, यदि कोई हों, के ब्यौरे, समस्या का विवरण, स्रोत का संदर्भ आदि भर्ती रजिस्टर में पंजीकृत की  जाएगी।
4. प्रत्येक केस की अलग-अलग फाइल रखी जानी चाहिए और उसमें पूरे केस का रिकार्ड, सगे-संबंधियों के पते, संदर्भित पत्र और अन्य पत्र /कोर्ट केस,पुलिस से संबंधित रिकार्ड रखा जाए। प्रदत्त सहायता का रिकार्ड जैसे विभिन्न प्राधिकारियों के साथ केस के सिलसिले में आयोजित बैठकें,स्वास्थ्य जांच आदि भी रखा जाना चाहिए। ये केस फाइलें अद्यतन हों और सरकार के किसी अधिकारी के निरीक्षण हेतु सदैव उपलब्ध रहें।
5. केस फाइल में रह रही प्रत्येक महिला और उसके बच्चे (यदि साथ हों) के पुनर्वास कार्र्वाई की योजना और उनके पुनर्वास के लिए किए गए उपाय भी शामिल किए जाने चाहिए।
6. स्वाधार गृह में भर्ती की गई प्रत्‍येक पीडिता की सूचना 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस थाने को भेजी जानी चाहिए और एफआईआर की पावती/प्रतिलिपि रिकार्ड में रखी जाए और इसी प्रकार किसी भी रह रही महिला की जाने की सूचना उसी पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए।
7.  लाभार्थी बच्चों के लिए अलग केस रजिस्टर रखा जाना है जो उनको प्रदत्त सेवाओं और  किए गए व्यय को दर्शायेगा. 
8.  अगर कोई महिला अपना कोई महत्वपूर्ण सामान (सोना, चांदी,गहने आदि)लाती है तो उसका  ब्यौरा इस प्रयोजन हेतु रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और निवासी अधीक्षक  और  उस महिला प्रति हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। महत्वपूर्ण सामान को सेफ क्स्ट्डी में रखा जाना चाहिए और जब वह संस्था को छोड्ती है तो उसके सुपुर्द किए जाने चहिए। 
9.  प्रत्येक महिला को फोटो पहचान कार्ड दिया जाएगा, अगर महिला के पास आधार कार्ड नहीं  है तो आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। 
10.   प्रत्येक महिला के स्वास्थ्य की जांच उसके प्रवेश किए जाने के तीन दिन के भीतर  करायी जाएगी। संगठन द्वारा समीप के सरकारी अस्पताल /डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे मामले जिनको तत्काल चिकित्सा करायी जानी अपेक्षित हो, को नजदीकी सरकारी अस्पताल में शीघ्रता से भेजा जाए।  
11.   अगर यह पता है कि निवासी एचआईवी /एआईडीएस से संक्रमित है अथवा एचआईवी+  है तो उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल के वीसीटीसी केंद्र में परामर्श और उपचार के लिए भेजा जाना चाहिए।
12.   प्रत्येक स्वाधार गृह में मेडिकल किट सहित पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं रखी जानी चाहिए। मेडिकल किट में ओटीसी दवाईयां, बर्न क्रीम, टेप, घाव भरने के लिए बैंडेज,स्ट्रीप ,कैंची आदि शामिल होनी चाहिए। 
13.   वहां मनोरंजन और सामूहिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। अंदर और बाहर खेल-कूद की सुविधाएं दी जानी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण, फिल्म, पिकनिक और प्रदर्शनी आदि के लिए माह में एक बार बाहर ले जाना चाहिए। स्वाधार गृह में रह रहे  निवासियों की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न धार्मिक त्यौहारों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और बच्चों के जन्म दिन आदि भी मनाये जाने चाहिए। प्रत्येक स्वाधार गृह में निवासियों के लिए टेलीविजन की व्यवस्था होनी चाहिए.
14.   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अथवा कौशल विकास मंत्रालय की कौशल विकास पहल (एस डी आई) के माध्यम से निवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी की होगी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर किए गए  वास्तविक व्यय के अनुसार शुल्क की रकम योजना के तहत प्रतिपूर्ति देय है। 
 परिशिष्ट-V 
स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत  स्‍वीकृत किराए के प्रयोजन हेतु शहरों का वर्गीकरण 
	क्रम सं. 
	  राज्य 
	“क” के रूप में वर्गीकृत शहर 
	“ख” के रूप में वर्गीकृत शहर

	1 
	आंध्र प्रदेश 
	हैदराबाद (यूए) 
	विजयवाडा (यूए), विशाखापट्ट्नम
(यूए), गूंटूर 

	2 
	असम 
	
	गुवाहाटी (यूए)  

	3 
	बिहार
	
	पटना (यूए)  

	4 
	चंडीगढ
	
	चंडीगढ

	5 
	छत्तीसगढ
	
	दुर्ग–भिलाई नगर (यूए), रायपुर (यूए)

	6
	दिल्ली
	दिल्ली (यूए)
	

	7 
	गुजरात
	
	अहमदाबाद(यूए),राजकोट(यूए),जामनगर (यूए), भावनगर (यूए), वडोदरा (यूए), सूरत (यूए)  

	8 
	हरियाणा
	
	फरीदाबाद  

	9
	जम्मू व कश्मीर 
	
	श्रीनगर (यूए),जम्मू (यूए)

	10 
	झारखण्ड 
	
	जमशेदपुर (यूए), धनबाद (यूए) , रांची(यूए)

	11 
	कर्नाट्क 
	बेंगलूरू(यूए)   
	बेलगाम (यूए)  , हुबली-धारवाड , मैसूर (यूए),   मंगलूर (यूए)   

	12 
	केरल 
	
	कोझीकोड (यूए)  ,कोच्ची (यूए)  , तिरूवनंतपुरम (यूए)  

	13 
	मध्य प्रदेश 
	
	ग्वालियर (यूए)  , इन्दौर (यूए)  , भोपाल(यूए)  , जबलपुर (यूए)   

	14 
	महाराष्ट्र 
	बृहन मुंबई (यूए)
	अमरावती,नागपुर(यूए),औरंगाबाद(यूए) नासिक (यूए) , भिवंडी(यूए)  , पुणे (यूए)  ,सोलापुर , कोल्हापुर (यूए)  

	15 
	ओडिसा 
	
	कटक (यूए), भुवनेश्वर (यूए)

	16 
	पंजाब
	
	अमृतसर (यूए), जालंधर (यूए),   लुधियाना (यूए)  

	17 
	पुद्दुचेरी 
	
	पुद्दुचेरी (यूए)

	18 
	राजस्थान
	
	बीकानेर , जयपुर ,जोधपुर (यूए), कोटा (यूए)  

	19 
	तमिलनाडु 
	चेन्‍नई (यूए) 
	सेलम (यूए)  तिरूपुर (यूए)  ,कोयम्बट्टूर (यूए),  त्रिरूचिरापल्ली (यूए) ,   मदुरई (यूए)


	20 
	उत्तरखण्ड 
	
	देहरादून (यूए)

	21 
	उत्तर प्रदेश
	
	मुरादाबाद, मेरठ (यूए)  , गाजियाबाद, अलीगढ, आगरा(यूए)  , बरेली (यूए)  , लखनऊ (यूए)  , कानपुर (यूए)  इलाहाबाद (यूए), गोरखपुर (यूए)  , वाराणसी (यूए)  

	22 
	पश्चिम बंगाल  
	कोलकाता (यूए)  
	आसनसोल (यूए)  


टिप्पणी : विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शेष शहर /कस्बे/स्थान जिनका उपरोक्त “क” अथवा “ख” में वर्गीकरण नहीं किया गया है, प्रयोजन हेतु “ग” में वर्गीकृत हैं।  
परिशिष्ट-VI
स्वाधार गृह मानीटरिंग सूचक  
मानव संसाधन 
	क्र. सं.  
	     नाम 
	 पदनाम 
	 योग्यताएं 
	अंशकालिक/ पूर्ण कालिक
	इस परियोजना में कब से कार्यरत हैं 

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	


संरचनात्मक स्थिति 
	क्रम सं. 
	              संकेतक 
	         अभ्युक्ति 

	1 
	क्या परिसर में गृह का  नाम पट्ट प्रमुख  स्थल पर प्रदर्शित है? 
	

	2 
	क्या आश्रय गृह सडक से आसानी से पहुँचने योग्य  है?   
	

	3 
	जिला मुख्यालय से दूरी 
	

	4 
	अस्पताल से दूरी
	

	5 
	प्राथमिक विद्यालय से दूरी  
	

	6 
	सैकेण्डरी या हाई स्कूल से दूरी 
	

	7 
	पुलिस स्टेशन से दूरी 
	

	8 
	न्यायालय से दूरी 
	


स्‍थान 
	क्रम सं. 
	          संकेतक 
	   अभ्युक्ति 

	1 
	कमरों की कुल संख्या  और उनकी सफाई 
	

	2 
	कार्यालय/प्रशासनिक कार्य प्रयोग हेतु कमरों की संख्या  
	

	3 
	परामर्श के लिए अलग कमरे की उपलब्धता 
	   हां / नहीं 

	4 
	शौचालयों की संख्या और उनकी सफाई 
	

	5 
	स्नानघर की संख्या और उनकी सफाई 
	

	6 
	रसोई कमरा और उसकी सफाई 
	

	7
	मनोरंजन गतिविधियों /सभा के लिए अलग जगह की उपलब्धता 
	   हां / नहीं

	8 
	व्यावसायिक प्रशिक्षण/शिक्षा/आदि के लिए अलग जगह की उपलब्धता 
	   हां / नहीं

	9 
	क्या लाभार्थियों के लिए परिसर सकुशल व  सुरक्षित है?   
	   हां / नहीं, यदि नहीं ,कृपया स्पष्ट करें. 

	10 
	क्या परिसर में आगंतुकों के लिए अलग कमरा है?
	   हां / नहीं

	11 
	परिसर का लगभग एरिया  
	........................ वर्ग फुट 


परिसम्पत्तियां
	क्रम सं. 
	          संकेतक 
	    अभ्युक्ति 

	1
	बिस्तरों की संख्या और उनकी स्थिति 
	

	2 
	गद्दों की संख्या और उनकी स्थिति 
	

	3 
	क्या संगठन ने  सम्पत्ति रजिस्टर रखा है.  
	हां/नहीं 

	4 
	क्या खरीदीं गईं  सम्पत्तियां रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं? 
	हां/नहीं 

	5 
	क्या संगठन ने स्टाफ के लिए उपस्थिति रजिस्टर बना रखा है? 
	हां/नहीं 


निरीक्षण के समय गृह में उपस्थित लाभार्थियों की संख्या : 
बुनियादी सुविधाएं 
	क्रम संख्या 
	          संकेतक 
	       अभ्युक्ति 

	1. 
	क्या लाभार्थियों के लिए भोजन की विशेष भोजन-सूची है ? 
	

	2. 
	यदि हां, तो क्या भोजन सूची का पालन किया जाता है 
	

	3. 
	भोजन-सूची कौन तैयार करता है? 
	

	4. 
	भोजन-सूची में परिवर्तन की क्या आवधिकता है?
(एक सप्ताह/एक पखवाडा /एक माह/ तीन माह या अधिक)     
	


कपडे एवं स्वच्छता  
	क्रम संख्या 
	          संकेतक 
	       अभ्युक्ति 

	1. 
	क्या लाभार्थियों को कपड़े और प्रसाधन सामग्री प्रदान किया जाता है?  
	


केस प्रबंधन 
	क्रम संख्या 
	          संकेतक 
	       अभ्युक्ति 

	1. 
	क्या संगठन में लाभार्थियों का भर्ती रजिस्टर रखा जाता है?  
	

	2. 
	क्या संगठन में लाभार्थियों का उपस्थिति रजिस्टर रखा जाता है?  
	

	3. 
	क्या संगठन में लाभार्थियों की अलग केस फाइल  रखी जाती है?  
	

	4. 
	क्या संगठन में लाभार्थियों की विस्तृत केस इतिहास की व्यक्तिगत फाइलें रखी जाती  हैं?  
	

	5. 
	क्या केस फाइलें  समय-समय पर अद्यतन की  जाती  हैं ?  
	

	6. 
	कृपया उन फाइलों संख्या और लाभार्थियों के नाम का उल्लेख करें जिनकी फाइलों की आपने जांच की हैं.  
	


व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजित कार्यकलाप 
	क्रम
सं.
	केस फाइल सं.
	लाभार्थियों का नाम
	         व्यावसायिक प्रशिक्षण
	आय सृजित कार्य-कलाप

	
	
	
	प्रशिक्षणदाता
	व्यवसाय 
	प्रारम्भ करने की तारीख
	समाप्ति  की तारीख
	व्यवसाय 
	सहायता रकम, यदि कोई हो 

	1.  
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.  
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	


विगत 06 माह के दौरान गृह से बाहर गए लाभार्थियों की कुल संख्या 
	अन्य गृह को स्थानांतरित 
	

	परिवार से मिलाए गए
	

	गृह राज्य को स्थानांतरित 
	

	स्व नियोजित / नौकरी लगना 
	

	भगौडा /गुम होना 
	

	मृत्यु 
	

	अन्य (कृपया स्पष्ट करें ) 
	

	कुल 
	


निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा गृह का समग्र मूल्यांकन
आश्रय गृह में स्टॉफ की गुणवत्ता और उनका लाभार्थियों के प्रति व्यवहार लाभार्थियों को संस्था द्वारा प्रदत्त सुविधाओं (संरचना, जगह) की गुणवत्ता लाभार्थियों के लिए सेवाओं (भोजन/कपडे/ चिकित्सा/परामर्श/आदि) की गुणवत्ता ध्यान में आई कमियां। 
